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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2326
(जिसका उत्‍तर 06 दिसम्‍बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)
महाराष्ट्र में किसानों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्य की उपलब्धियां
2326.	श्री राजकुमार धूत:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)	क्या महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने विगत तीन वर्षों के दौरान किसानों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत 18 प्रतिशत कृषि ऋण प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;
(ख)	यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;
(ग)	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ)	सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या ऐसी कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है कि राज्य में प्रत्येक बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि-ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्य प्राप्त कर ले? 
उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र (पीएसएल) संबंधी वर्तमान निदेशों के अनुसार, कृषि हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा ऑफ-बैलेंस शीट ऋण (सीईओबीई) के समकक्ष ऋण के 18 प्रतिशत का लक्ष्‍य सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) हेतु रखा गया है। तथापि, लक्ष्‍यों की प्राप्ति बैंकों द्वारा राष्‍ट्रीय स्‍तर पर की जानी है। पीएसएल के अंतर्गत राज्‍य स्‍तर हेतु बैंकों को कोई लक्ष्‍य नहीं दिये गये हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीएसएल लक्ष्‍य के अलावा सरकार, कृषि ऋण प्रवाह हेतु वार्षिक लक्ष्‍य भी निर्धारित करती है, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा पिछले वर्षों में इससे अधिक की प्राप्ति की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक ऋण लक्ष्‍य के आधार पर संबंधित राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा राज्‍य वार्षिक कृषि योजना (एसीपी) बनाई जाती है। एसएलबीसी, महाराष्‍ट्र ने सूचित किया है कि वार्षिक ऋण योजनाओं के अंतर्गत महाराष्‍ट्र राज्‍य में कृषि क्षेत्र हेतु संवितरण लक्ष्‍य प्रति वर्ष बढ़ते जा रहे हैं तथा महाराष्‍ट्र राज्‍य हेतु वर्ष 2015-16 के दौरान वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत संवितरण लक्ष्‍य की उपलब्धि 107% रही।
इसके अतिरिक्‍त, यदि कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, बैंक हेतु निर्धारित पीएसएल लक्ष्‍यों को समग्र रूप से प्राप्‍त नहीं कर पाता है तो आरबीआई इन कमियों से संबंधित राशि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) इत्‍यादि जैसी निधियों को आबंटित कर देता है।
******
